भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्‍य सभा 
अतारांकित प्रश्न सं0 3071
22 मार्च, 2018 को  उत्तर के लिए
'kgjh fodkl ds fy, teZuh ds lkFk lgefr Kkkiu
3071- Jh egs'k iksíkj%
D;k आवासन और शहरी कार्य ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd% 

¼d½ D;k ljdkj us ns'k esa 'kgjh fodkl rFkk LekVZ flVh ds fy, teZuh ds lkFk lgefr Kkiu ij gLrk{kj fd;k gS( 
¼[k½ ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS( vkSj 
¼x½ bl lgefr Kkiu ds rgr 'kkfey fd, x, LekVZ 'kgjksa dk C;kSjk D;k gS\
उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्‍य मंत्री(स्‍वतंत्र प्रभार)
( श्री हरदीप सिंह पुरी )
(क) और (ख): भारत सरकार ने कार्यान्‍वयन करार (आईए) के माध्‍यम से दिनांक 23 फरवरी, 2018 को ‘सुस्थिर शहरी विकास-स्‍मार्ट सिटीज़’ पर फैडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए हैं । 

समझौता ज्ञापन का उद्देश्‍य राष्‍ट्रीय, राज्‍य और स्‍थानीय संस्‍थाओं को चयनित स्‍मार्ट सिटीज़ में शहरी बुनियादी सेवाओं और आवास का प्रावधान करने के लिए सुस्थिर शहरी विकास की संकल्‍पनाओं को लागू करने में सक्षम बनाना है । फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी सरकार इस परियोजना के अंतर्गत 8,000,000 ईयूआर तक योगदान देने के साथ-साथ तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगी । 
(ग):
समझौता ज्ञापन के तहत तीन स्‍मार्ट शहरों अर्थात् कोयम्‍बटूर (तमिलनाडु), कोच्चि (केरल) और भुवनेश्‍वर (ओडिशा) का चयन किया गया है । 
******  
